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राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय


अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 113
मंगलवार दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।
पेट्रोलियम उत्‍पादों में मिलावट
113.
डा0 जनार्दन वाघमरे:
क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनैतिक लोग देश के विभिन्‍न भागों में संगठित रूप से पेट्रोलियम उत्‍पादों, विशेषकर डीजल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन की मिलावट में कथित रूप से संलिप्‍त है;
(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ग)
ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाये गये हैं?
उत्‍तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0 पी0 एन0 सिंह)
(क) :  पीडीएस मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीजल के बीच मूल्‍य में भारी अंतर के कारण मौद्रिक लाभ प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से कुछ बेईमान तत्‍वों द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल जैसे पेट्रोलियम उत्‍पाद के अपमिश्रण/विपथन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
(ख) और (ग) :  पीडीएस मिट्टी तेल की कालाबाजारी की जांच करने के लिए, केन्‍द्र सरकार ने अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (इस्‍तेमाल पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्‍य का निर्धारण) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं, जिसके अनुसार डीलरों को सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्‍य पर ही पीडीएस मिट्टी तेल बेचना होता हैं और उन्‍हें सुस्‍पष्‍ट स्‍थान पर भंडार के स्‍थान सहित कारोबार के स्‍थान पर स्‍टॉक-सह-मूल्‍य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना होता है। इस नियंत्रण आदेश के तहत राज्‍य सरकारों को कालाबाजारी और अन्‍य अनियमितताओं में लिप्‍त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्‍त बनाया गया है। 
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ओएमसीज द्वारा मिट्टी तेल वितरकों को की जाने वाली पीडीएस मिट्टी तेल की आपूर्ति  विपणन संस्‍थापन (एक्‍स-एमआई) आधार पर किया जाता है। राज्‍य के अंदर पीडीएस मिट्टी तेल का राशन की दुकानों/खुदरा विक्रताओं के माध्‍यम से राशन कार्ड धारकों को किया जाने वाला आगे का वितरण राज्‍य सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। राज्‍य सिविल आपूर्ति प्राधिकारियों द्वारा मिट्टी तेल वितरकों का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उठाया गया उत्‍पाद उचित दर की दुकानों और अभीष्‍ट लाभार्थियों को सुपुर्द किया गया है। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-सितम्‍बर, 2011) के दौरान संबंधित जिला/राज्‍य प्राधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल की चोरी, अपमिश्रण और काला बाजारी जैसी अनियमितताओं के 144 मामलों का पता लगाया गया था। इस अवधि के दौरान, मिट्टी तेल के विपथन/काला बाजारी के सिद्ध मामलों के लिए 11 मिट्टी तेल वितरकों की डीलरशिप समाप्‍त कर दी गई थी। 
इसके अतिरिक्‍त , नियमित औचक निरीक्षणों के अलावा, पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन के कारण परिवहन ईंधनों के अपमिश्रण की जांच करने के लिए, सरकार ने कई शुरुआतें, की हैं जिनमें वैश्‍विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) द्वारा टैंक ट्रकों  के संचलन पर निगरानी, स्‍वचलन तथा खुदरा बिक्री केन्‍द्रों का तीसरा पक्षकार अधिप्रमाणन शामिल हैं।
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